
अवैध निर्माण के विरुद्ध योजित वाद संख्या-269/27(2015-16) के अन्तर्गत अवैध निर्माण को शमन करने

के उपरान्त निम्नलिखित शतों के साथ अशमनीय अंकित भागों को आवेदक द्वारा स्वयं हटाये जाने हेतु
भानचित्र निर्गत किया जाता है :-

1.

2

समूह आवास भूखण्ड के खुले भाग में नियमानुसार वृक्ष लगाना होगा।

शमन मानचित्र की स्वीकृति समूह आवास प्रयोजन हेतु किया जायेगा।

3.

5.

समूह आवास शमन मानचित्र में दर्शाये गये भू-तल (स्टिल्ट पलोर) प्रथम तल व द्वितीय तह पर

अशमनीय निर्माण को शमन उपविधि के प्राविधानानुसार अधिकतम 30 दिन के अन्दर कुशल स्ट्रक्चरल

इंजी० की देख-रेख में समाप्त करना होगा अन्यथा की रिथति में प्राधिकरण अशमनीय भाग को हटाते

हुए व्यय हुई धनराशि को भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल करता है तो आपको कोई आपत्ति नहीं

होगी।
भानचित्र के यदि सरकारी भूमि आदि

समूह आवास शमन अनुसार दर्शित स्थल के सम्बन्ध में स्वामित्य से

भविष्य में प्रभावित होता है तो प्रदत्त स्वीकृति निरस्त होने पर समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भविष्य में यदि किसी भी मद में प्राधिकरण या किसी अन्य विभाग की कोई देयता बनती है तो जमा

किया जायेगा।

6. स्वीकृत समूह आवास मानचित्र संख्या-008/15(2012-13) दि.15.01.2014 के अन्य प्रतिबंधों का पूर्व की
तरह यथावत पालन करना होगा।

7. वांछित विभागों से प्राप्त अनापति प्रमाण-पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन किया जायेगा।

8. शासनादेश के अनुसार सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र का प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।
9. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के निर्माण के सापेक्ष धनांक रू0 2,50,000.00 का एफ.डी.आर. प्राधिकरण के पक्ष में

प्रस्तुत करना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण नियमानुसार पूर्ण होने पर एफ.डी.आर. अवमुक्त

किया जायेगा।

10. निर्माण पूर्ण कर अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

11. वांछित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त मानचित्र निर्गत किया जायेगा।
की व्यवस्था करनी होगी।12. स्थल पर एस.टी.पी. की व्यवस्था

13. आंतरिक विद्युतीकरण का समस्त कार्य उ०प्र० पावर कापरिशन लि० के मानकों के अनुसार अपने व्यय

पर पूर्ण करना होगा।
14. रथल के समीप भविष्य में ट्रक सीवर लाईन डाले जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा स्वयं के हर्ज खर्चे

पर आंतरिक शीवर लाईन को ट्रंक सीवर लाईन से जोड़ा जायेगा।

15. भलवा अपने निजी भूखण्ड में रखना होगा।
16. अपार्टमेण्ट एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
17. स्वीकृत समूह आवास मानचित्र का डिस्प्ले स्थल पर करना होगा।
18. निर्मित / प्रस्तावित समूह आवास स्थल की 12.00 मी० चौड़ी पहुँच मार्ग को सम्मिलित कर मानचित्र

संशोधित करते हुए प्रस्तुत किया गया है, से दो और समूह आवास मानचित्र कमशः मानचित्र संख्या-

810/15 (2013-14) व मानचित्र संख्या 86/15 (2018-19) पूर्व में समान आवेदकगण द्वारा स्वीकृत

कराये गये दोनों समूह आवास मानचित्र हेतु पहुँच मार्ग उपयोग के संबंध में आवेदकमण को अनापत्ति

प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
19. आंतरिक विकास कार्यों के सापेक्ष अनुमानित व्यय के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी अथवा इसी

मूल्य की भूमि / फ्लैट बंधक करना होगा जो कि शांतरिक विकास कार्य नियमानुसार पूर्ण होने व पूर्णता
प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर अवमुक्त किया गा

20. समूह आवास के निर्माण के विधिवत धान्तरण के पूर्व तक आंतरिक विकास कार्य के अनुखाण का
दायित्व आवेदकरणों का होगा।

अवर अभियन्ता

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण
अलीगढ़ ।

प्रभारी / सहायक अभियन्ता
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण

अलीगढ़।

पीर्दासीन अधिकारी

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण
अलीगढ़।

19.05.2023

कार्यालय अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़।
(उ०प्र०, नगर एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (3) के अन्तर्गत )

भवन निर्माण स्वीकृति पत्र

संख्या 54 / ऑन लाईन मानचित्र संख्या एम०ए०पी०-20191127124001543 दिनांक
श्री भगवान सिंह पुत्र श्री पन्ना लाल नि०-सारसौल, परगना व तहसील कोल, अलीगढ़ निर्माण स्थल पार्ट ऑफ

खेत नं0-334, 335ए, सारसौल, परगना व तहसील कोल, अलीगढ़ को निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है
:-

-: शर्ते :-
1. निर्माण कार्य स्वीकृति मानचित्र के अनुसार किया जायेगा। कटे हुए भाग पर निर्माण अमान्य है।
2

3
निर्माणित का कोई भी भाग सरकार अथवा नगर पालिका की भूमि का अतिक्रमण कर नहीं किया जायेगा और न वह उस पर प्रोजेक्ट करेगा।
निर्माण की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में अनुज्ञा प्राप्तकर्ता प्राधिकरण को निर्माण की प्रगति के बारे में निम्नांकित
सूचना देगा :-

(क) निर्माण प्रारम्भ करने की तिथि

(ख) भवन निर्माणकर्ता का यह दायित्व होगा कि निर्माण प्रारम्भ करने के प्रत्येक 15 दिन के बाद प्राधिकरण स्टाफ से स्थान निर्माण की जाँच
करवायें।

(ग) स्वीकृति नक्शे के अनुसार निर्माण पूर्ण हो जाने पर गृह प्रवेश के पूर्व प्राधिकरण को सूचित करेगा।
4. मानचित्र में जो भाग गिराये जाने हेतु दर्शाया गया है, पहले उसे गिरायेगा, उसके बाद नया निर्माण प्रारम्भ करेगा।
5.

6.

7.

दी गई अनुज्ञा 5 वर्ष के लिए मान्य होगी तथा इस अवधि में यदि निर्माण पूर्ण नहीं होता है तो 1-1 वर्ष के लिए 3 समय वृद्धियाँ प्रदत्त की जायेगी,
परन्तु यह वृद्धि उक्त समय के लिए लागू नियमों के अधीन होगी। स्वीकृति अवधि के पश्चात किया गया निर्माण, अवैध समझा जायेगा।
जो भाग गिराया जाना है, उसकी मरम्मत नहीं की जायेगी।

कोई भी नई बनाई / पुनः बनाई गई या रद्दोबदल की गई इमारत के पूर्ण भाग / किसी भी भाग में उक्त समय तक रहने की अनुमति नहीं होगी,
जब तक ऐसा करने के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र न दिया जायें, जिसमें यह लिखा हो कि इमारत सब प्रकार की उपविधियों की पूर्ति करती
है और यह रहने योग्य है।

8.

9.

निर्माण का उपयोग केवल उसी रूप में किया जायेगा कि जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।
तय करने का उत्तरदायित्व विकास प्राधिकरण का नहीं होगा। विवाद होने पर सम्बन्धित पक्ष दीवानी में स्वामित्वभू-स्वामित्व न्यायालय तय

करायेंगे।

माना10. यह स्वीकृति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचनार्थ अभिलेखों के आधार पर दी जा रही है। प्रस्तुत सूचना आदि के गलत होने पर पानचित्र निरस्त
जायेगा।

11. उपरोक्त निर्माण इण्डियन इलैक्ट्रिीक सिटी रूल 1958 के नियम 79 व 80 के अनुसार किया जायेगा, और इस सम्बन्ध में पूरी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता
की होगी।

12. प्रत्येक 100 वर्ग मीटर के भू-खण्ड के क्षेत्रफल पर 2 वृक्ष लगाने होंगे।
13. बन्धक के रूप में रखी गयी एफ०डी०आर० रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किये जाने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
14. नगर भूमि सीमारोपण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद का दायित्व प्राधिकरण का नहीं होगा।
15. बहुमंजिली इमारतों अथवा ऐसी इमारतों जिनमें फायर बिग्रेड के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, में फायर बिग्रेड की लगाई शर्तों का

अनुपालन भवन निर्माणकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। ऐसे भवनों में शमन किए जाने की स्थिति में अथवा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने
की स्थिति में फायर बिग्रेड से अनापत्ति आवश्यक होगी।

16. निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त निर्माणकर्ता द्वारा प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा।
17. यदि निर्माण अन्य राजकीय कार्यालयों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के उपरान्त स्वीकृत किया गया है तो ऐसी स्थिति में ऐसे समय राजकीय कार्यालयों

द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन, स्थल पर निर्माण किया जायेगा।
18. शासन द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

19. प्रार्थी द्वारा कुल देयताएँ रु 3,00,03,223/- में से रू0 51,50,000/- प्राधिकरण कोष में जमा किया गया है तथा अवशेष धनराशि को निम्न
किस्तों में निर्धारित दिनांक को जमा करनी होगी :-

क्रमांक किस्त ब्याज सहित कुल धनाक

1. प्रथम किस्त 71,45,302.00

2. द्वितीय किस्त 69,12,303.00

3. तृतीय किस्त 66,79,304.00

4. चतुर्थ किस्त 64,46,304.00

जमा का दिनांक

25.02.2021

25.05.2021

25.08.2021

25.11.2021

20. पलाईएश आधारित उत्पादों का उपयोग आवश्यक है।

21. भवन निर्माण भूकम्परोधी होगा एवं नेशनल बिल्डिंग कोड में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप करना होगा।
22. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र की प्रति रखना अनिवार्य है।

23.स्थल पर स्वीकृत मानचित्र संख्या, मंजिलों की संख्या, भवन स्वामी /निर्माणकर्ता व आरकीटक्टआदि की सूननाओं सहित बोर्ड लगान्त
आवश्यक है।
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